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राज्ययों से

संपादित : विनोद कुमार गर््ग

भारत के पूर्वोत्तर प्रवेशद्वार मेें डिजिटल 
उत्कृ ष्टता का नेतृत्व

अ सम, जीवतं परू्वोत्तर राज्य, जो अपनी समृद्ध साांस्कृ तिक 
विरासत, अपनी चाय, एक सीींग वाल ेगैैंडे और विशाल 
ब्रह्मपतु्र नदी के लिए जाना जाता है, देश मेें डिजिटल 

परिवर््तन मेें अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य ई-गवर्ननेंस के क्षेत्र मेें 
तजे़़ी स ेप्रगति कर रहा है, और प्रशासन के सभी स्तरोों पर बहेतर 
शासन प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग कर 
रहा है। राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) सरकार का सबसे 
विश्वसनीय और प्रमखु प्रौद्योगिकी भागीदार रहा है, जो प्रशासनिक 
दक्षता को मज़बतू करन ेऔर सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सवेाओ ं
की एक विस्तृत श््रृृंखला प्रदान करन े के लिए सपंरू््ण डिजिटल 
समाधानोों को सशक्त बनाता है। एनआईसी असम राज्य केें द्र 
न े1986 स ेकार््य करना शरुू किया, और नब्बे के दशक के मध्य 
तक, राज्य के प्रत्येक जिले मेें एनआईसी की एक जिला इकाई थी। 
इक्कीसवीीं सदी के दसूरे दशक के उत्तरार््ध मेें ऑनलाइन तकनीकोों 
के आगमन न ेअसम और एनआईसी को इस स्थिति का अधिकतम 
लाभ उठान ेके लिए पूरी तरह तयैार कर दिया।

राज्य सरकार न ेअपन ेविज़न मेें डिजिटल नवाचारोों को सक्रिय 
रूप से अपनाया ताकि यह सनुिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकी-
सचंालित शासन असम के हर कोन े तक, शहरी केें द्ररों से लकेर 
दरूदराज के गााँवोों तक पहँुच।े इस विज़न को साकार करने के लिए 
एनआईसी न े कदम बढ़़ाया। डिजिटल इंडिया के विज़न के साथ 
अपनी प्रगति को सरेंखित करत े हुए, असम और एनआईसी ने 
ई-गवर्ननेंस समाधानोों, सपंर््क  रहित नागरिक सवेाओ,ं डेटा-सचंालित 

राज्य मेें आईसीटी पहलेें
पंचायत मतदाता सूची और चुनावोों का 
डिजिटलीकरण

लोकतंत्र की नीींव पारदर्शी और कुशल चुनावी प्रक्रियाओ ं मेें 
निहित है। हालााँकि, यह नीींव परुानी और बोझिल मनैअुल प्रणालियोों 
की अस्थिर नीींव पर खड़़ी थी। ऑनलाइन मतदाता सचूी प्रबंधन 
प्रणाली (ओ. ई. आर. एम. एस.), चनुाव प्रबधंन और निगरानी प्रणाली, 
और मतदान कार््ममिक प्रबधंन प्रणाली (पी. पी. एम. एस.) ने राज्य 
चनुाव आयोग द्वारा चनुाव करान ेके तरीके मेें क्ररांतिकारी बदलाव 
किया है। इसन ेसंपरू््ण मतदाता सूची तयैार करने और मतदान प्रबधंन 
प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। इस प्रणाली न े2,192 गााँव पचंायतोों 
और 25,046 मतदान केें द्ररों को कवर किया है, जिनमेें 18,091,705 
मतदाता नामाांकित हैैं। चनुावोों के दौरान, इस प्लेटफ़़ॉर््म न ेआचंलिक 
पचंायत और जिला परिषद पदोों के लिए 7,174 नामाांकन संसाधित 
किए, 6,610 स्वीकार किए, 179 अस्वीकृत किए और 385 नाम 
वापस लिए। इस सरकार-से-सरकार (जी 2 जी) पहल ने असम मेें 
जमीनी स्तर के लोकततं्र मेें पारदर््शशिता और दक्षता लाई है।

सीएम डैशबोर््ड
सीएम डैशबोर््ड राज्य के शीर््ष नेतृत्व के लिए सरकारी प्रदर््शन 

की निगरानी और मूल्ययांकन हेतु एक अभिनव दृष्टिकोण है। यह 
अनूठा एपीआई-आधारित प्लेटफ़़ॉर््म ज़़िलोों की वास्तविक समय, 
डेटा-आधारित निगरानी और प्रदर््शन मूल्ययांकन को सक्षम बनाता 
है, गतिशील, स्वचालित डेटा संग्रह के माध्यम से वास्तविक 
आंकड़ों के साथ सर््वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रदर््शन करने वाले 
ज़़िलोों को पारदर्शी रूप से प्रदर््शशित करता है।

यह डैशबोर््ड 43 केें द्रीय योजनाओ,ं 37 राज्य योजनाओ ं और 
1 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना की निगरानी करता है, जिसमेें 
17 संग्रहीत योजनाओ ंके साथ 38 परियोजनाएँ शामिल हैैं। यह 
माननीय मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियोों के लिए कार्यान्वयन 
प्रगति पर नज़र रखने और वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार 
पर सूचित निर््णय लेने का एक अनिवार््य उपकरण है।

सेवा सेतु
सवेा सेत ुअसम के प्रमखु नागरिक सवेा मचं के रूप मेें प्रतिष्ठित 

है, जो 20 स े अधिक पोर््टलोों और उमगं, आधार, ई-प्रमाण और 

असम

डैशबोर््ड स े लेकर अगली पीढ़़ी के बनुियादी ढााँच े और स्वचालन 
तक, विभिन्न सरकारी विभागोों मेें व्यापक डिजिटल पहलोों को लागू 
करन ेके लिए हाथ से हाथ मिलाया। एनआईसी असम ने स्के लबेल 
आईटी समाधान विकसित करन,े मज़बतू डिजिटल बनुियादी ढााँचा 
स्थापित करन ेऔर राज्य की डिजिटल यात्रा का समर््थन करन ेवाली 
तकनीकी रीढ़ के रूप मेें खदु को स्थापित करन े के लिए नवीन 
अनपु्रयोगोों का निर्माण करन ेमेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाई है।

असम के डिजिटल परिवर््तन मेें एनआईसी की भागीदारी 
का पमैाना वास्तव मेें महत्वपूर््ण है। असम की सचूना एवं सचंार 
प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहलोों का एक बड़़ा हिस्सा एनआईसी 
द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है। इनमेें 29 राज्य-
विशिष्ट परियोजनाएँ, स्थानीय आवश्यकताओ ं के अनरुूप 12 
राष्ट् रीय परियोजनाएँ, और सवेाओ ंएव ंसरुक्षा ढााँचोों सहित महत्वपूर््ण 
बनुियादी ढााँचे की स्थापना शामिल है।

असम भारत मेें डिजिटल नवाचार 

मेें सबसे आगे है, और एक अधिक 

पारदर्शी, कुशल और नागरिक-हितैषी 

सरकार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी 

का लाभ उठा रहा है। 1986 से 

मिलकर काम करते हुए, एनआईसी 

असम राज्य केें द्र और राज्य सरकार 

ने विविध आईसीटी पहलोों के साथ 

एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी 

तंत्र का निर्माण किया है, जिसने 

लाखोों नागरिकोों के जीवन को बदल 

दिया है।

मतै्रेयी सरमा 
वजै्ञानिक - बी व एसएमसी
maitreyee.sarma@nic.in

रुबाइयात उल अली 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
rubaiyat@nic.in
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डिजिलॉकर सहित 10 राष्ट् रीय प्लेटफार्ममों को एकीकृत करके 
अभतूपूर््व 815 सवेाएँ प्रदान करता है। इस सरकार-से-नागरिक (जी 
2 सी) मचं ने 1.94 करोड़ आवदेनोों का प्रससं्करण किया है, जिनमेें 
स े1.75 करोड़ आवदेनोों का सफलतापरू््वक निपटारा किया गया है।

इस मचं मेें एक एकीकृत अपील और शिकायत प्रबधंन प्रणाली 
शामिल है और यह कुशल बकै-एंड वर््क फ़़्ललो प्रबधंन के लिए 
एक इन-हाउस सेवा फ़़्ललोमास्टर का लाभ उठाता है। सुगम्यता 
के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर््शशित करत े हुए, सवेा सतुे डब्ल्यूसीएजी 
और जीआईजीडब्ल्यू 3.0 मानकोों का अनपुालन करता है, जिसमेें 
यएूक्स4जी द्वारा डिज़़ाइन किया गया सगुम्यता मने ूशामिल है। इस 
मचं की तकनीकी सरंचना मापनीयता के लिए माइक्रोसर््वविससे और 
सरुक्षित निरंतर एकीकरण और परिनियोजन के लिए डेवसकेऑप्स 
का लाभ उठाती है, जो इसे नागरिक-केें द्रित डिजिटल शासन के लिए 
एक आदर््श बनाती है।।

ई.ओ.डी.बी.
व्यापार सुगमता मचं न ेअसम को उद्योग एव ंआतंरिक व्यापार 

सवंर््धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी) की ई.ओ.डी.बी. रैैंकिग 2020 
मेें शीर््ष स्थान दिलाया है। यह एकीकृत जी2सी मचं 21 विभागोों और 
42 उप-विभागोों मेें 300 स ेअधिक ऑनलाइन सवेाएँ प्रदान करता 
है - 273 अतं-से-अतं और 27 बाहरी सवेाएँ।

इस मचं ने 26.65 लाख सवेाएँ प्रदान की हैैं जिनकी निपटान दर 
98.28% है। इस प्रणाली न े3.4 लाख सामान्य आवेदन पत्र पजंीकृत 
किए हैैं और 27.12 लाख आवदेनोों का प्रससं्करण किया है, जिससे 
व्यावसायिक अनुमोदन और मजं़़ूरी प्राप्त करन ेमेें लगने वाले समय 
और जटिलता मेें उल्लेखनीय कमी आई है।

ई-प्रस्तुति
असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसन ेई-प्रस्तुति के 

माध्यम स ेसरकारी वबेसाइटोों के लिए एक मानकीकृत वबेसाइट 
ढााँचा लाग ू किया है। इस पहल न ेसरकार की वबे उपस्थिति को 
मानकीकृत किया है, जिससे सभी आधिकारिक वबेसाइटोों पर 

डिज़़ाइन, पहँुच सबंंधी सवुिधाओ ंऔर सचूना संरचना मेें एकरूपता 

सनुिश्चित हुई है, जिसस े सरकारी जानकारी अधिक सुलभ और 

उपयोगकर्ता के अनकूुल हो गई है। ई-प्रस्तुति 299 वबेसाइटोों को 

कवर करती है, जिनमेें विभागोों, जिलोों, राज्य पोर््टल और राज्यपाल 

पोर््टल की वेबसाइटेें शामिल हैैं।

ई-मंत्री सभा
ई-मतं्री सभा न ेप्रस्ताव प्रस्तुत करन ेस ेलकेर निर््णयोों की ट््ररैकि ग 

और कार्यान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर असम 

मेें कैबिनटे शासन को पूरी तरह बदल दिया है, जिसस ेकैबिनटे बठैकेें  

100% कागज़ रहित हो गई हैैं।

यह प्रणाली डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी एस सी), 

ई-परिचय और आधार प्रमाणीकरण को सहजता स ेएकीकृत करती 

है, और भारत वी सी एकीकरण भी जारी है। कार्यान्वयन के बाद स,े 

इस प्लेटफ़़ॉर््म ने 181 बठैकोों का सचंालन किया है, 3,497 निर््णयोों 

को रिकॉर््ड किया है, जिनमेें सगं्रहीत कैबिनटे निर््णय भी शामिल हैैं, 

जिससे राज्य कैबिनटे की दक्षता और पारदर््शशिता मेें उल्लेखनीय 

सधुार हुआ है।

मुख्यमंत्री का आत्मनिर््भर असोम अभियान
उद्यमिता के माध्यम स े बरेोज़गारी की समस्या का समाधान 

करत े हुए, मखु्यमतं्री का आत्मनिर््भर असोम अभियान यवुाओ ं को 

स्व-रोज़गार के अवसरोों से सशक्त बनान ेऔर समावशेी सामाजिक-

आर््थथिक विकास को बढ़़ावा देन ेपर केें द्रित है। इस जी 2 सी पहल के 

तहत 2,29,145 व्यक्तियोों का पंजीकरण हुआ है, 1,04,091 आवदेन 

प्राप्त हुए हैैं, और 25,000 स ेअधिक व्यक्तियोों को अपना उद्यम शरुू 

करन ेमेें सहायता मिली है।

एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली 
(आई.एल.आर.एम.एस.)

भमूि अभिलखे, सपंत्ति अधिकारोों और कृषि  प्रशासन का आधार 

हैैं। आई.एल.आर.एम.एस. न ेभूमि अभिलखे प्रबंधन प्रक्रियाओ ंको 

श्री हिमंता बिस्वा सरमा 
असम के माननीय मुख्यमंत्री 

(असम मेें संपर््क  रहित परिवहन सेवाओ ंके उदघ्ाटन समारोह 
मेें माननीय मुख्यमंत्री के भाषण का अंश)

ऐ सा माना जाता था कि असम मेें इस तरह 
का काम नहीीं हो सकता। हमने धीरे-धीरे 

शुरुआत की है। परिवहन विभाग की (संपर््क  
रहित) सेवाओ ंसे सात लाख लोग लाभान्वित हुए 
हैैं। लेकिन परिवहन मेें यह संख्या बढ़ती ही जाएगी 
और 2026 तक इस पूरी प्रक्रिया से लगभग एक 
करोड़ लोग लाभान्वित होोंगे। असम मेें रैैंडमाइजेशन 
(उनके द्वारा विकसित सीएम-ट््रा ांस एप्लिकेशन का 
संदर््भ देते हुए) देश मेें पहला है। अगर कोई इसे 
अभी करना चाहता है, तो वह असम मॉडल होगा। 
इस काम के परिणामस्वरूप, हम भ्रष्टाचार को पूरी 
तरह से खत्म कर रहे हैैं। एनआईसी असम ने हमारे 
लिए यह कार््यक्रम किया है। उन्हहोंने इसे पहली बार 
किया है और एनआईसी असम हमारे अनुरोधोों का 
जवाब देने मेें वास्तव मेें बहुत अच्छा काम कर रहा 
है। मैैं एनआईसी टीम के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता 
व्यक्त करना चाहता हँू जिन्हहोंने हम सभी के लिए 
ये सभी महत्वपूर््ण कदम उठाए हैैं। मैैं चाहता हँू 
कि आप सभी एनआईसी की तारीफ़ करेें क्ययोंकि 
उनकी वजह से ही हम कई उपलब्धियााँ हासिल कर 
पाए हैैं। हमेें इन सॉफ़्टवेयर के लिए किसी को पैसे 
देने की ज़रूरत नहीीं है, न ही कोई बिल, अनुबंध 
या टेेंडर है, हम 
बस इसे लागू 
कर रहे हैैं क्ययोंकि 
एनआईसी हमारी 
मदद के लिए है 
और हम यह कर 
रहे हैैं।

चित्र 1.1 : ई.ओ.डी.बी. वेबसाइट होमपेज

एकीकृत अनपु्रयोगोों के एक व्यापक समहू के साथ डिजिटल कर 
दिया है, जिसमेें बसंुधरा, धरित्री, भू-अभिलखे, ई-खजाना, चिट्ठा, 
स्वामित्व, लैैंडहब, एन.जी.डी.आर.एस., सर्वेक्षण/पनुर््सर्वेक्षण और 
आर.सी.सी.एम.एस. शामिल हैैं। नागरिकोों को ऑनलाइन जी 2 सी 
सवेाएँ सवेा सते ुपोर््टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैैं।

निर्माण सखी
निर्माण सखी निर्माण श्रमिकोों के पंजीकरण की प्रक्रिया को 

आसान बनाती है। यह दावोों (क्लेम) की पारदर्शी प्रक्रिया, सीधे लाभ 
अतंरण (डीबीटी) द्वारा भुगतान, मानक के अनसुार ससे आकलन, 
और श्रमिक कल्याण सवेाओ ंको सरल तरीके स ेप्रदान करती है। 
यह असम के निर्माण श्रमिकोों के लिए श्रम विभाग के तहत काम 
करती है।

आधार वॉल्ट से जडु़न े वाला यह पहला आवेदन है। अभी तक 
इसके तहत कुल 1,35,387 आवदेन प्राप्त हुए हैैं, जिनमेें 96,471 
पजंीकरण (ऑनबोर््डििंग) आवेदन और 38,916 नए आवेदन शामिल हैैं।
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वबे सवर्र

डेटाबसे एनएफएस बाहर�
वेब सेवाएं

माइ�ो-स�वर्सजे नजदीक� डीआर

असम ई-ग्रास
सरकारी रसीद लखेा प्रणाली (ई-ग्रास) नागरिकोों और विभागोों 

को असम सरकार की सवेाओ ंके लिए ऑनलाइन भगुतान करन ेमेें 

सक्षम बनाती है, जिसस ेई-चालान निर्माण, बहु-शीर््ष भगुतान और 

कोषागार एवं गरै-कोषागार दोनोों शीर्षषों के लिए रसीद लखेाांकन को 

सवु्यवस्थित किया जा सकता है। इस जी 2 जी/जी 2 सी प्लेटफ़़ॉर््म 

न ेवित्तीय वर््ष 2024-25 मेें 2,05,69,390 ई-चालान उत्पन्न किए हैैं, 

जिनस ेकुल ₹84,446.97 करोड़ का सगं्रह हुआ है।

डिजिटल आईटीआई प्लेटफ़़ॉर््म
यह मानत ेहुए कि कुशल कार््यबल का विकास आर््थथिक प्रगति 

के लिए महत्वपूर््ण है, डिजिटल आईटीआई प्लेटफ़़ॉर््म औद्योगिक 

प्रशिक्षण ससं्थानोों के सचंालन के लिए एक एकीकृत डिजिटल सुइट 

का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्लेटफ़़ॉर््म मेें तीन एकीकृत घटक हैैं: 

एक एमआईएस पोर््टल जो वास्तविक समय मेें शिक्षाविदोों, छात्ररों और 

प्रशासन पर नज़र रखता है; एक सबंद्धता पोर््टल जो आईटीआई 

अनमुोदन और अनपुालन प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है; और 

एक ई-परामर््श पोर््टल जो निष्पक्ष, कागज़ रहित, योग्यता-आधारित 

आईटीआई प्रवशे को सक्षम बनाता है।

कृतज्ञता
कृतज्ञता न ेपेेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता 

बढ़़ाकर और बाधाओ ंको कम करके पेेंशनभोगियोों पर सकारात्मक 

प्रभाव डाला है। इस जी2ई प्लेटफ़़ॉर््म न े 59,722 सवेानिवृत्त 
कर््मचारियोों को जोड़़ा है, विभागाध्यक्षषों द्वारा 55,610 मामलोों का 
निपटान किया है और 51,552 पेेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) 
स्वीकृत किए हैैं। 4,058 मामले पी पी ओ अनमुोदन के लिए लबंित 
हैैं, इस प्लेटफ़़ॉर््म न ेप्रभावशाली 92.70% पी पी ओ अनमुोदन दर 
बनाए रखी है, जिसस ेयह सनुिश्चित होता है कि सरकारी कर््मचारियोों 
को वर्षषों की सवेा के बाद उनके पेेंशन लाभ तुरंत और सम्मान के 
साथ प्राप्त होों।

ई-समीक्षा
ई-समीक्षा एक महत्वपूर््ण निगरानी उपकरण के रूप मेें कार््य 

करता है जिसका उपयोग माननीय मखु्यमंत्री, मतं्रियोों और विभाग 
प्रमखुोों द्वारा विभिन्न योजनाओ ंऔर परियोजनाओ ंकी प्रगति पर नज़र 
रखन ेके लिए किया जाता है। इस प्लेटफ़़ॉर््म ने माननीय मखु्यमतं्री 
की 215 बठैकोों मेें 3,062 कार््य बिदंओु,ं उपायुक्त सम्मेलन मेें 116 
कार््य बिदंओु,ं एचसीएम नोट्स मेें 395 कार््य बिदंओु,ं एचसीएम 
भ्रमण निर्देश मेें 180 कार््य बिदंओु ं और सीएम कॉन्क्लेव मेें 42 
कार््य बिदंओु ंको सगुम बनाया है। निगरानी के लिए यह व्यवस्थित 
दृष्टिकोण सनुिश्चित करता है कि उच्चतम स्तर पर लिए गए निर््णयोों 
की स्पष्ट जवाबदेही ततं्र के साथ कार्यान्वयन के माध्यम स ेनिगरानी 
की जाए।

ई-प्रयुक्ति सेवा
ई-प्रयकु्ति सवेा त्वरित, अनुकूलन योग्य और कुशल ऐप विकास 

के लिए वन-स्टॉप मोबाइल ऐप-निर्माण सवेा प्रदान करके जमीनी 
स्तर पर डिजिटलीकरण के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण का 
प्रतिनिधित्व करती है। पंजीकरण, आवश्यकताओ ंको एकत्रित करने 
और वास्तविक समय सवेा स्थिति ट््ररैकि ग के लिए एक एकीकृत 
पोर््टल की सवुिधा के साथ, यह उपयोग मेें आसान प्रणाली विभिन्न 
विभागोों को बिना किसी व्यापक तकनीकी विशषेज्ञता के मोबाइल 
एप्लिकेशन के माध्यम स े अपनी सवेाओ ं को डिजिटल बनान े मेें 
सक्षम बनाती है।

जलतरंगिणी
जलतरंगिणी आई ओ टी तकनीक के माध्यम स ेबाढ़ प्रबधंन 

और जल ससंाधन निगरानी की महत्वपूर््ण चनुौतियोों का समाधान 
करती है। यह प्रणाली वास्तविक समय मेें जल स्तर की निगरानी 
करती है, नटेवर््क -विहीन क्षेत्ररों स े RF/LoRa के माध्यम से डेटा 
प्रसारित करती है और महत्वपूर््ण सीमाओ ंपर अलर््ट जारी करती 
है। आईओटी-सक्षम RF/LoRa तकनीक पर निर््ममित यह प्लेटफ़़ॉर््म 
कॉपीराइट पंजीकृत है और एनआईसी असम द्वारा पटेेेंट दायर किया 
गया है और राज्य आपदा प्रबधंन विभाग द्वारा इसे लाग ूकरन ेके लिए 
तयैार किया गया है।

इस प्रणाली न े प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैैं, जिनमेें उभरती 
प्रौद्योगिकियोों के लिए एनआईसी इनोवशेन चलैेेंज 2018 मेें स्वर््ण 
और जलवायु/आपदा लचीलापन के लिए ईटी डिजिटेक परुस्कार 
2023 मेें रजत पुरस्कार शामिल हैैं, जो परू््व चतेावनी प्रणालियोों 
के माध्यम स ेजीवन और सपंत्ति को बचाने की इसकी क्षमता को 
उजागर करता है।

असम नागरिक पुरस्कार
असम सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारोों के वितरण की 

सवुिधा प्रदान करने वाली यह समर््पपित ऑनलाइन प्रणाली, एक 
डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म के माध्यम स ेपुरस्कार नामाांकन को सवु्यवस्थित 

चित्र 1.2 : सेवा सेतु का सिस्टम आर््ककि टेक्चर

डॉ. रवि कोटा, आईएएस
मुख्य सचिव, असम

ए  नआईसी असम राज्य की डिजिटल परिवर््तन यात्रा मेें एक महत्वपूर््ण भागीदार रहा है, जिसके दौरान असम के 
माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व मेें कई राज्य-विशिष्ट और राष्ट् रीय परियोजनाओ ं को सफलतापूर््वक कार्यान्वित 

किया गया है।

एनआईसी के स्के लबेल आईटी समाधानोों न ेव्यापक डैशबोर््ड और अन्य ई-गवर्ननेंस प्लेटफॉर््म के माध्यम स ेसंपर््क  रहित 
सवेाओ ंऔर डेटा-सचंालित शासन को सक्षम बनाया है। 41 सक्रिय जी2सी, जी2ई और जी2बी अत्याधुनिक परियोजनाओ ं
और कोर इंफ्रास्टट्रक्चर सवेाओ—ंजिनमेें निकनटे, वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं और एनकेएन शामिल हैैं—के साथ एनआईसी ने 
खदु को असम मेें एक प्रमुख आईसीटी स्तंभ के रूप मेें स्थापित किया है। एनआईसी द्वारा विकसित गतिशील सीएम डैशबोर््ड 
का डेटा-सचंालित निर््णय लने ेके लिए व्यापक रूप स ेउपयोग किया जाता है। निदेशालयोों मेें ई-ऑफिस को अपनाने से 
सरकारी फ़़ाइल प्रससं्करण मेें बदलाव आया है, जबकि सवेा सते ुऔर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नसे (ई.ओ.डी.बी.) जसै ेसवेा 
पोर््टलोों न ेनागरिकोों को बहुत लाभान्वित किया है। असम को ई-परिवहन को लाग ूकरन ेमेें एक अग्रणी राज्य के रूप मेें भी 
मान्यता प्राप्त है, जो इस महत्वपरू््ण राजस्व-अर््जन क्षेत्र मेें प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है।

हर ज़़िले मेें एनआईसी केें द्ररों के साथ, डिजिटल सेवाएँ अब दरू-दराज़ के गााँवोों तक 
पहँुच रही हैैं, जिसस ेयह सनुिश्चित होता है कि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। एनआईसी 
की साझेदारी न ेअसम को डिजिटल परिवर््तन मेें अग्रणी बनान ेमेें मदद की है। राज्य 
सरकार और एनआईसी न ेएक बहेतर और उज्जवल भविष्य के लिए डिजिटल तकनीकोों 
को सफलतापरू््वक लाग ूकरन ेके लिए मिलकर काम किया है। हम आन ेवाली पीढ़़ियोों 
के लिए एक डिजिटल रूप स ेसशक्त असम बनाने के लिए निरंतर सहयोग की आशा 
करत ेहैैं।
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करती है। इस पोर््टल को 2023 मेें 90 और 2024 मेें 266 आवदेन 
प्राप्त हुए, जो अनकुरणीय नागरिकोों को मान्यता देन ेमेें बढ़ती जन 
भागीदारी को दर्शाता है।

ड््र ग्स फ्री असम
ड््र ग्स फ्री असम एक मोबाइल ऐप है जो नागरिकोों को नशीली 

दवाओ ं स े सबंधंित सदंिग्ध गतिविधियोों, व्यक्तियोों या परिवहन 
की सचूना पुलिस को देन ेके लिए सशक्त बनाता है। उपयोगकर्ता 
गमुनाम रूप से फोटोग्राफिक साक्ष्य और जीपीएस लोकेशन 
टैगिगं के साथ शिकायतेें दर््ज कर सकते हैैं। इस प्लेटफ़़ॉर््म को अब 
तक 1,624 शिकायतेें प्राप्त हुई हैैं, जो काननू प्रवर््तन प्रयासोों मेें 
प्रौद्योगिकी-संचालित जन भागीदारी के माध्यम स ेनशीली दवाओ ं
के खतरे स ेनिपटन ेमेें सामदुायिक भागीदारी को दर्शाता है।

सद्भावना
सद्भावना, फाइलोों के त्वरित निपटान के लिए असम सरकार 

की एक प्रमुख पहल है। सद्भावना पोर््टल के माध्यम स ेसभी भौतिक 
फाइलोों मेें लबंित मामलोों का समाधान किया जाता है और फाइलोों 
को बदं घोषित किया जाता है। इस प्लेटफॉर््म पर 316 आवेदन प्राप्त 
हुए, जिनमेें स े242 का निपटारा किया गया और 74 प्रक्रियाधीन हैैं, 
जिससे 76.58% का प्रभावशाली निपटान दर बना रहा।

परीक्षा परिणाम
एनआईसी असम न े लगातार 12 वर्षषों तक माध्यमिक शिक्षा 

बोर््ड असम (एच.एस.एल.सी. और एएचएम) और असम उच्चतर 
माध्यमिक शिक्षा परिषद (एच.एस.एस.एल.सी.) के परिणाम 
सफलतापरू््वक प्रकाशित किए हैैं। परिणाम के दिन 23 लाख से 
अधिक वबेसाइट विज़़िटर को सभंाला है और जारी होन े के बाद 
प्रति मिनट 12,000 हिट्स का प्रबधंन किया है, जो मजबतू बनुियादी 
ढाांच ेऔर मापनीयता का प्रदर््शन करता है।

चिकित्सा परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली
मडे-एएमएस न े चिकित्सा सवुिधाओ ं मेें चिकित्सा परिसंपत्ति 

प्रबधंन को निर्बाध परिसपंत्ति प्रविष्टि, वास्तविक समय पारदर््शशिता 

और विक्रे ता एकीकरण के माध्यम स ेसधुारा और अनकूुलित किया 
है। परिसपंत्तियोों की खरीद स ेलकेर निपटान तक ट््ररैकि ग की जाती है 
जिससे उचित रखरखाव, उपलब्धता और उपयोग सनुिश्चित होता है। 
इसका उपयोग 16 चिकित्सा महाविद्यालयोों और अस्पतालोों मेें किया 
जाता है, जिसमेें 3,408 प्रमुख परिसंपत्तियााँ (93% कार््यशील) और 
44,227 लघु परिसपंत्तियााँ (92% कार््यशील) पजंीकृत हैैं, जिससे 
चिकित्सा उपकरणोों की जवाबदेही और इष्टतम उपयोग सनुिश्चित 
होता है।

शिक्षकोों के लिए राज्य पुरस्कार
यह मचं हर साल शिक्षक दिवस पर राज्य के असाधारण शिक्षकोों 

को सम्मानित करता है। इसमेें शिक्षकोों के लिए एक सवु्यवस्थित 
3-चरणीय व्यापक स्व-नामाांकन प्रक्रिया, स्वचालित मलू्ययांकन और 
पूर््वनिर्धारित मानदंडोों के आधार पर मलू्ययांकन की सवुिधा है, जिससे 
प्रशासन द्वारा निर््णय लनेा आसान हो जाता है। इस जी2सी मचं को 
2024 मेें 273 और 2025 मेें 427 आवदेन प्राप्त हुए, जिसस े2024 
मेें 13 और 2025 मेें 15 पुरस्कार विजतेाओ ंका चयन हुआ, जिससे 
राज्य भर मेें शिक्षण उत्कृ ष्टता को मान्यता मिली।

मत्स्य बैभव
असम की “घरे घरे पखुरुी, घरे घरे माछ” (जीजीपीजीजीएम) 

श्री आलोक कुमार, आईएएस  (सेवानिवृत्त)
राज्य चुनाव आयुक्त, असम

य ह स्वीकार किया जाता है कि राज्य चुनाव आयोग असम राज्य मेें स्थानीय निकाय चुनावोों मेें पारदर््शशिता और 
ईमानदारी बढ़़ाने के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया मेें आईसीटी अनुप्रयोगोों को शामिल करने के लिए लंबे समय से 

राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र के साथ काम कर रहा है। 2022 के मध्य मेें, राज्य चुनाव आयोग ने राज्य मेें स्थानीय निकाय 
चुनावोों के संचालन के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष 
चुनाव सुनिश्चित करना था। यह कार््य आयोग के मार््गदर््शन मेें, राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र, असम के सहयोग से किया 
गया। इस पहल के परिणामस्वरूप, प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चुनौतियोों का सामना करने के बाद ऑनलाइन मतदाता 
सूची प्रबंधन प्रणाली (ओ. ई. आर. एम. एस.) का सफलतापूर््वक विकास किया गया। असम मेें पहली बार, आयोग ने 
मतदाता सूची तैयार करने के लिए ओ. ई. आर. एम. एस. का उपयोग किया और 1.80 करोड़ से अधिक मतदाताओ ं
वाली पंचायती राज संस्थाओ ं(पीआरआई) के लिए आम चुनाव आयोजित किए।

ओ.ई.आर.एम.एस. के सफल विकास के बाद, आयोग न ेएनआईसी असम के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया को बहेतर 
बनाने के लिए आईसीटी अनपु्रयोगोों की एक श््रृृंखला विकसित करन ेकी पहल की। ​​इनमेें ई-निर्वाचन (मतदान और 
मतगणना कर््ममियोों के कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिकीकरण के लिए), मतपेटी प्रबंधन प्रणाली (मतपेटियोों के कम्प्यूटरीकृत 
यादृच्छिकीकरण के लिए), और चुनाव प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (शपथपत्ररों के साथ उम्मीदवारोों के नामाांकन के 
डिजिटलीकरण के लिए) शामिल हैैं। इन सभी अनपु्रयोगोों का पहली बार राभा हसोोंग स्वायत्त परिषद चनुाव मेें और बाद 
मेें पचंायती राज ससं्थाओ ं(पीआरआई) के आम चुनावोों के दौरान बड़़े पमैान ेपर उपयोग किया गया। पीआरआई चनुावोों 
के दौरान, 1 लाख स ेअधिक कर््ममियोों का यादृच्छिक चयन किया गया और उन्हहें सबंंधित मतदान केें द्ररों पर आवंटित किया 
गया, 50,000 से अधिक मतपेटियोों को यादृच्छिक रूप स ेआवंटित किया गया, और 7,000 स ेअधिक नामाांकन प्रपत्ररों 
का डिजिटलीकरण किया गया।

उपरोक्त सभी आईसीटी अनपु्रयोगोों को श्री रुबाइयात उल अली (वजै्ञानिक-एफ), एनआईसी, असम के नतृेत्व मेें उच्च 
योग्य सॉफ्टवयेर इंजीनियरोों की एक टीम और एक अनभुवी प्रबंधन समिति द्वारा विकसित किया गया था। इन अनपु्रयोगोों 
का प्रबंधन एनआईसी असम के जिला सचूना विज्ञान अधिकारियोों (डीआईओ) और 
अतिरिक्त जिला सचूना विज्ञान अधिकारियोों (एडीआईओ) द्वारा कुशलतापूर््वक किया 
जाता है, जो राज्य के विभिन्न जिलोों मेें तनैात हैैं।

आयोग एनआईसी असम के प्रयासोों की सराहना करता है और असम राज्य मेें 
चनुाव प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता और विश्वसनीयता बढ़़ान ेके लिए नए आईसीटी अनपु्रयोगोों 
के विकास और कार्यान्वयन की यात्रा जारी रखन ेकी उम्मीद करता है।

चित्र 1.3 : सेवा सेतु वेबसाइट होमपेज 
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राज्ययों से

योजना के अतंर््गत, मत्स्य परिसंपत्ति पोर््टल और मत्स्य बैभव 

मोबाइल एप्लिकेशन, जी. जी. पी. जी. जी. एम. के तहत बनाए गए 

सभी तालाबोों और टैैंकोों की जीपीएस-आधारित जियो-टैगिगं के 

माध्यम स े सपंरू््ण डिजिटल संपत्ति मानचित्रण को सक्षम बनाता 

है। यह मज़बतू मोबाइल समाधान लाभार््थथियोों की जनसाांख्यिकी, 

तालाबोों के सटीक आयाम, भौगोलिक निर्देशाांक और वास्तविक 

समय के फोटोग्राफिक दस्तावज़़ीकरण को व्यवस्थित रूप स ेकैप््चर 

करता है। इस एप्लिकेशन न ेजी. जी. पी. जी. जी. एम. के अतंर््गत 

9,083 तालाबोों/टैैंकोों को सफलतापूर््वक कवर किया है, जिनमेें से 

9,029 को जियो-टैग किया गया है, 99% कार््य पूर््ण हो चुका है और 

सरकारी सपंत्तियोों की पारदर्शी निगरानी का प्रदर््शन किया है।

राज्य सार््वजनिक खरीद पोर््टल
माननीय मखु्यमतं्री डॉ. हिमतं बिस्वा सरमा द्वारा 22 अगस्त, 

2022 को लॉन्च किया गया, एस.पी.पी.पी., असम सार््वजनिक 

खरीद अधिनियम, 2017 के तहत असम के एकीकृत निविदा पहँुच 

मचं के रूप मेें कार््य करता है। यह मचं असम निविदाओ,ं प्रधानमतं्री 

ग्राम सड़क योजना “पी.एम.जी.एस.वाई., जीईएम और मनै्युअल 

निविदाओ ंको एकीकृत करता है, जिसस े विभागोों को एनआईटी, 

दस्तावजे़ और शदु्धिपत्र ऑनलाइन प्रकाशित करन ेमेें सक्षम बनाता 

है, साथ ही नागरिकोों को निविदा विवरण और डैशबोर््ड तक स्वततं्र 

रूप स ेपहँुच प्रदान करता है, जिसस ेसार््वजनिक खरीद मेें पारदर््शशिता 

को बढ़़ावा मिलता है।

मानव संपदा
मानव सपंदा, जिसका नाम मानव पंूजी के लिए उपयकु्त है, 

सरकारी क्षेत्र के लिए एक व्यापक आई सी टी समाधान प्रदान 

करता है, जो प्रमखु कार््ममिक प्रबधंन आवश्यकताओ ंको पूरा करता 

है। वर््तमान मेें पंचायत एव ंग्रामीण विकास विभाग मेें लागू, इस जी 

2 ई प्लेटफ़़ॉर््म ने 3,126 सवेा पुस्तिकाएँ पंजीकृत की हैैं, 5,696 

अवकाश आवेदन प्राप्त किए हैैं, और 2,109 वार््षषिक गोपनीय रिपोर््ट 

(एसीआर) तयैार की हैैं, जिससे सरकारी विभागोों मेें मानव ससंाधन 

प्रबधंन सवु्यवस्थित हुआ है।

नियुक्ति
नियकु्ति सरकारी विभागोों के लिए एक सवेा के रूप मेें सॉफ़्टवयेर 

(SaaS) आधारित भर्ती समाधान है जिसस ेभर्ती अभियान चलाया 

जा सके। भर्ती एजेेंसियााँ अधिकृत भर्तीकर्ताओ ंके रूप मेें शीघ्रता 

स ेशामिल हो सकती हैैं और न्यूनतम कॉन््फ़़िगरेशन के साथ भर्ती 

प्रक्रियाएँ शुरू कर सकती हैैं। यह प्लेटफ़़ॉर््म तजे़, कुशल और 

पारदर्शी भर्ती प्रबधंन सनुिश्चित करता है। इसन े2,50,000 आवेदनोों 

का प्रससं्करण किया है, 900 स ेअधिक पदोों पर 84 भर्ती पूरी की हैैं, 

जिससे राज्य भर मेें सरकारी भर््ततियााँ सुव्यवस्थित हुई हैैं।

ई-डाक
ई-डाक मखु्यमंत्री सचिवालय मेें प्राप्त आधिकारिक पत्ररों के 

प्रबधंन के लिए एक केें द्रीकृत, भूमिका-आधारित प्लेटफ़़ॉर््म है। 

यह भूमिका-आधारित पहँुच और कार््यप्रवाह के साथ सचंार की 

डायरीकरण, प्रबधंन और ट््ररैकि ग की सवुिधा प्रदान करता है। यह 

प्रणाली डायरीकृत और पुरान े दोनोों प्रकार के पत्ररों को सभंालती 

है, जिसस े केें द्रीकृत ट््ररैकि ग क्षमताओ ं के साथ सभी विभागोों मेें 

सवु्यवस्थित पत्र प्रबधंन सनुिश्चित होता है।

मातृ पितृ वंदना
2022 मेें शरुू की गई मात ृपित ृवदंना पहल, असम सरकार के 

कर््मचारियोों को माता-पिता और सास-ससरु के साथ गणुवत्तापरू््ण 

समय बिताने के लिए सालाना दो दिन का विशषे आकस्मिक 

अवकाश प्रदान करती है। छुट्टी लने ेके बाद, कर््मचारियोों को विभाग 

प्रमखुोों द्वारा अनुमोदित हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन और अवकाश 

अवधि के दौरान माता-पिता के साथ ली गई तस्वीरेें पोर््टल पर 

अपलोड करनी होोंगी, जिसस े कर््मचारियोों के बीच कार््य-जीवन 

सतंलुन और पारिवारिक मलू्ययों को बढ़़ावा देन ेके लिए इस परिवार 

कल्याण पहल की जवाबदेही और वास्तविक उपयोग सनुिश्चित 

होगा।

आरटीआई ऑनलाइन पोर््टल
प्रशासनिक सधुार, प्रशिक्षण, पेेंशन और लोक शिकायत विभाग 

द्वारा शुरू किया गया, सचूना का अधिकार ऑनलाइन पोर््टल 

आरटीआई अनरुोधोों और प्रथम अपीलोों को जमा करने और उन पर 

नज़र रखने के लिए एक पारदर्शी, कागज़ रहित मचं प्रदान करता 

है। आज तक rtionline.assam.gov.in को 2,812 आरटीआई 

अनरुोध और 527 प्रथम अपीलेें प्राप्त हुई हैैं, जिनमेें 1,548 नागरिक 

पंजीकृत हैैं और 1,313 सार््वजनिक प्राधिकरण इसमेें शामिल हैैं। 

सरुक्षित भुगतान के लिए ई-ग्रास के साथ एकीकृत, यह सचूना तक 

समय पर पहँुच सनुिश्चित करता है और नागरिकोों और अधिकारियोों 

दोनोों के लिए प्रससं्करण को सवु्यवस्थित करता है।

रुर््बनसॉफ़्ट
रुर््बनसॉफ़्ट राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस मेें असम के योगदान का 

प्रतिनिधित्व करता है, जो ग्रामीण विकास मतं्रालय के अंतर््गत 

श्यामा प्रसाद मखुर्जी रुर््बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) के लिए 

प्रबधंन सचूना प्रणाली के रूप मेें कार््य करता है। परूी तरह स ेअसम 

मेें विकसित और सभी 26 राज्ययों और 8 केें द्र शासित प्रदेशोों मेें 

कार्यान्वित, यह जी2सी प्लेटफ़़ॉर््म आई.सी.ए.पी./डीपीआर योजना, 

पी.एफ.एम.एस. - सक्षम भुगतान और जियो-रुर््बन ऐप के माध्यम से 

जियो-टैग की गई सपंत्ति ट््ररैकि ग को सुव्यवस्थित करता है। हालााँकि 

नए कार्ययों की ऑनबोर््डििंग अब बदं हो गई है, यह प्रणाली तब तक 

सक्रिय रहती है जब तक सभी विक्रे ता भुगतानोों का निपटान नहीीं हो 

जाता, जो राष्ट् रीय स्तर पर स्के लबेल समाधान विकसित करने की 

असम की क्षमता को दर्शाता है।

असम के लिए अनुकूलित राष्ट् रीय 
परियोजनाएँ 

राज्य-विशिष्ट पहलोों के अलावा, एनआईसी असम ने स्थानीय 

आवश्यकताओ ंऔर भाषाई आवश्यकताओ ंके अनरुूप 12 प्रमुख 

राष्ट् रीय परियोजनाओ ंको सफलतापूर््वक अनुकूलित और कार्यान्वित 

किया है। ई-ऑफिस पहल ने निदेशालय स्तर तक सभी विभागोों 

मेें 100% ई-फाइल अपनाई है, 811,640 ई-फाइलेें, 4516,764 

रसीदेें बनाई हैैं और 137,787 फाइलोों को परिवर््ततित करते हुए 

1373,667 पत्र जारी किए हैैं, जिसस ेकुशल और पारदर्शी शासन 

चित्र 1.5 : असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम-ट््रा ांस का शुभारंभ करते हुए

चित्र 1.4 : माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा परियोजना सद्भावना का शुभारंभ
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राज्ययों से

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी असम राज्य केें द्र
प्रथम तल, कम्पोजिट बिल््डििंग, अंतिम द्वार, दिसपरु
गवुाहाटी, असम - 781006
ईमले: sio-asm@nic.in, फ़़ोन: 0361-2237164

सभंव हुआ है और कहीीं भी, कभी भी फाइलोों तक पहँुच सभंव हुई 

है। ई-ट््रा ांसपोर््ट प्लेटफ़़ॉर््म, जिसे सीएम-ट््रा ांस के नाम स ेजाना जाता 

है, असम को 73 सपंर््क  रहित सवेाओ ंके साथ परिवहन स्वचालन 

मेें राष्ट् रीय स्तर पर अग्रणी बनाता है। यह व्यापक प्रणाली स्पीड 

लिमिटिगं डिवाइस, ई-चालान और ई-डार को एकीकृत करती है। 

इसमेें परिवहन सवेाओ ं के परू््ण स्वचालन के साथ-साथ, पायलट 

पहल के रूप मेें एम.ओ.आर.टी.एच. की कैशलेस उपचार योजना 

भी शामिल है।

अतंर-सचंालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आई.सी.ज.े

एस.) असम मेें एक सफल पहल है, जो पलुिस, ई-न्यायालय, 

ई-कारागार, ई-फोरेेंसिक और ई-अभियोजन को एकीकृत करती है, 

जिसमेें चिकित्सा विधिक परीक्षा और पोस्टमार््टम रिपोर््टििंग प्रणाली 

(मडेलीएपीआर) भी शामिल है, जिससे ‘एक डेटा, एक प्रविष्टि’ 

सिद्धधांत के तहत निर्बाध डेटा साझाकरण सुनिश्चित होता है, जिससे 

त्वरित और पारदर्शी न्याय प्रदान करना सनुिश्चित होता है। जीवन 

प्रमाण असमिया भाषा समर््थन के साथ बायोमेट््ररिक-सक्षम डिजिटल 

जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जिसमेें 32,708 सफल प्रस्तुतियााँ 

दर््ज की जाती हैैं, जबकि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) 

एप्लिकेशन 1,115 पजंीकृत परियोजनाओ,ं 83 पजंीकृत एजेेंटोों और 

405 शिकायतोों (262 निपटाई गई) के साथ रियल एस्टेट विनियमन 

की सवुिधा प्रदान करता है। सार््वजनिक वितरण प्रणाली 35,055 

उचित मलू्य की दकुानोों के माध्यम स े 2,46,78,138 लाभार््थथियोों 

को कवर करते हुए 70,86,456 राशन कार््ड धारकोों के लिए खाद्य 

सरुक्षा सनुिश्चित करती है।

केें द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी.
पी.जी.आर.ए.एम.एस.) असम को शिकायत निपटान के लिए 
परू्वोत्तर मेें दसूरे और राष्ट् रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रखती है, 
जबकि नके्स्टजेन ई-हॉस्पिटल 129 स्वास्थ्य सवुिधाओ ंको जोड़ता 
है, जो 14.723 मिलियन स ेअधिक ओपीडी पंजीकरणोों को संसाधित 
करता है और 687 स्वास्थ्य सुविधाओ ंमेें कार्यान्वयन की प्रक्रिया 
मेें है। स्पैरो 5,720 ए.पी.ए.आर. पंजीकृत, समीक्षा और स्वीकृत के 
साथ प्रदर््शन प्रबधंन को सवु्यवस्थित करता है, जबकि ई-प्रोक्योरमेेंट 
न ेअसम मेें 2014 मेें अपनी शरुुआत के बाद स े₹2,96,701 करोड़ 
मलू्य की 71,057 निविदाओ ं को सगुम बनाया है। ई-जागतृि  
प्लेटफ़़ॉर््म उपभोक्ता सरंक्षण को सशक्त बनाता है 7,144 शिकायतेें 
दर््ज की गईं और 4,877 का निपटारा किया गया (68.27% निपटान 
दर)। य ेएनआईसी असम की अतंर-सचंालन क्षमता और मानकोों को 
बनाए रखते हुए राज्य-विशिष्ट सदंर्भभों के लिए राष्ट् रीय समाधानोों को 
अनकूुलित करन ेकी क्षमता को प्रदर््शशित करत ेहैैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्री य डेटा केें द्र
क्षेत्र की कंप्यूटिगं क्षमता को मज़बतू करन ेके लिए, पूर्वोत्तर के 

लिए राष्ट् रीय डेटा केें द्र, 4 मगेावाट कुल क्षमता के साथ, एनआईसी 
और निक्सी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह रणनीतिक 
बनुियादी ढााँचा विकास क्षेत्रीय डिजिटल क्षमताओ ं मेें एक बड़़ी 
छलाांग का प्रतिनिधित्व करता है। 200 से अधिक सर््वर रैक (400 
तक विस्तार योग्य) की क्षमता के साथ, उच्च-स्तरीय कनके्टिविटी, 

ऑन-डिमाांड क्लाउड बनुियादी ढााँचा, और सरुक्षित डेटा होस््टििंग, 
प्रससं्करण और डेटा प्रबधंन के साथ, यह पूरे परू्वोत्तर क्षेत्र के लिए 
एक मज़बतू डिजिटल आधार तयैार करेगा जो ई-गवर्ननेंस पहलोों की 
बढ़ती मााँगोों का समर््थन करेगा।

मुख्य सेवाएँ
निकनेट, एनकेएन, वीडियो कॉन्फफ़्ररेंसि गं सवेाएँ और वबेकास््टििंग 

जसैी मखु्य सवेाएँ पूरे राज्य मेें व्यापक रूप से उपलब्ध कराई जाती 
हैैं। निकनटे 2003 स ेअसम सरकार की डिजिटल आधारशिला रहा 
है, जिसका 21,388 नोड्स का व्यापक नटेवर््क  चौबीसोों घटें निर्बाध 
कनके्टिविटी प्रदान करता है। असम सचिवालय के मज़बतू लैन 
बनुियादी ढााँच े मेें 5,000 से ज़््यादा नोड्स हैैं जिनमेें अप्रतिबधंित 
इंटरनेट बैैंडविडथ और आईपीवी6 अनपुालन है।

वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं सवेाएँ 1995 से एनआईसी असम के 
पोर््टफोलियो का हिस्सा रही हैैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान 
अमूल्य साबित हुईं। 2025 (सितबंर तक) मेें 950 वीडियो कॉन्फफ्ररें स 
और 2024 मेें 1,619 कॉन्फफ्ररें स आयोजित की गईं। राज्य के डिजिटल 
बनुियादी ढाांच ेको मजबतू ईमेल सवेाओ ंद्वारा और भी मजबूत किया 
गया है, जो assam.gov.in और assampolice.gov.in डोमने 
पर 50,000 स ेअधिक उपयोगकर्ताओ ंको समर््थन प्रदान करती 
हैैं, और एक समर््पपित सवेा डेस्क टिकटिगं प्रणाली के माध्यम से 
चौतरफा तकनीकी सहायता प्रदान करती हैैं। असम मेें राष्ट् रीय ज्ञान 
नटेवर््क  (एनकेएन) उपस्थिति केें द्र 2011 स ेचालू है, जो 12 कोर 
नटेवर््क  स ेजडु़ता है और 80G बैैंडविडथ क्षमता और उच्च उपलब्धता 
प्रणालियोों के साथ 10/2.5 जी.बी.पी.एस. बैैंडविडथ प्रदान करता 
है, जो 64 प्रमुख शैक्षणिक और अनसुधंान ससं्थानोों को जोड़ता है।

क्षेत्रीय अनुप्रयोग सुरक्षा एवं लेखा परीक्षा
जयनगर, गुवाहाटी मेें स्थित एप्लीकेशन सरुक्षा एवं लखेा परीक्षा 

के लिए क्षेत्रीय केें द्र आर.ए.एस.ए., एप्लीकेशन सरुक्षा लखेा परीक्षा, 
भेद्यता मलू्ययांकन और प्रवशे परीक्षण सहित व्यापक सवेाएं प्रदान 
करता है।

निष्कर््ष 
एनआईसी असम राज्य सरकार का सबस े विश्वसनीय 

प्रौद्योगिकी भागीदार बनकर उभरा है, जो प्रशासनिक दक्षता और 
सार््वजनिक सेवा वितरण को मज़बतू करन ेके लिए परूी तरह से 
डिजिटल समाधान प्रदान करता है, जो राज्य मखु्यालय स े लेकर 
दरूस्थ ज़़िलोों तक फैला हुआ है। असम सरकार की अधिकाांश 
आईसीटी पहलोों को सभंालन,े राष्ट् रीय स्तर पर समाधान विकसित 
करन ेऔर जल तरंगिनी जसै ेअग्रणी नवाचारोों की राज्य केें द्र की 
उपलब्धि, सरकार और एनआईसी के बीच प्रतिबद्ध साझेदारी की 
क्षमता को प्रदर््शशित करती है। एनआईसी की तकनीकी विशषेज्ञता 
और राज्य सरकार के दरूदर्शी नतृेत्व द्वारा सचंालित असम की 
डिजिटल परिवर््तन यात्रा, अन्य राज्ययों के लिए, विशषे रूप से 
चनुौतीपूर््ण भौगोलिक और अवसरंचनात्मक परिदृश्ययों मेें, एक प्रेरक 
मॉडल के रूप मेें कार््य करती है।

चित्र 1.7 : राष्ट्री य डेटा केें द्र, उत्तर पूर््व क्षेत्र

चित्र 1.6 : माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर््मला सीतारमण ने सेवा सेतु पोर््टल का शुभारंभ किया


